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सं . प्रो.वि./ माई.डी./ सोनीपत / 201-83/ 57436. - कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . हस्तनापुर मैटल प्रा ० 
लि ° , जी.टी. रोड़, कुण्डली सोनीपत , के श्रमिक श्री रोशी राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


. 


इसलिए , प्रब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के . खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 964 1-1 - श्रम 
10/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए.एस.ओ.( ई ) -श्रम-70/ 13648, 
दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिणय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री रीशी राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो.वि. आई.डी. /सोनीपत/ 20 1-83 /5744 3. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राए है कि मैसर्ज हस्तनापुर मैटल 
प्रा ० लि ० , जी.टी. रोड़, कुण्डली सोनीपत के श्रमिक श्री जगबीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद हैं ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( I ) के खंड (ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम -70/ 32573, 
दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए.एस.ओ. ( ई) श्रम -70/ 1 3648 , दिनांक 8 मई, 

1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उस से सुसंगत या उससे 
- सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री जगबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


स.पो.वि.प्राई.डी./सोनीपत / 201-83/ 57450. - चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मैं . हस्तनापुर मैटल प्रा . लि . , 
जी.टी. रोड़ , कुण्डली सोनीपत के श्रमिक श्री मिश्री लाल महतो तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


. 


इसलिए , अब , प्रोद्योगिक विधाद मधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( I ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 964 1-1 - श्रम -70/ 32 57 3. दिनांक 
6 नवम्बर , 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना 

सं . 

3864- ए.एस.ओ. (ई ) -श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई, 
1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 

के अधीन गठित श्रम न्यायलय , रोहतक 

रोहतक को विवादग्रस्त 
उससे सुसंगत या उससे सम्बधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धों तथा श्रमिक के 
बीच या तो विबादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगय या सम्बन्धित मामला है: 


धारा 


7 


या 


क्या श्री मिश्री लाल महतो की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार हैं ? 


स . प्रो.वि./ माई.डी./सोनीपत / 201-83/ 57457.-- चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मै. हस्तनापुर मैटल प्रा . लि ., 
जी.टी. रोड़ , कुण्डली सोनीपत के श्रमिक श्री जय सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 
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और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं , 


- 


इसलिए , अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं. 964 1-1 
-श्रम -70/ 32573 , दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं 3864 - ए.एस.पो. ( ई ) श्रम -70/ 
13648 , दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं या उक्त विवाद से सुस गत ता सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री जय सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

स . प्रो.वि./ माई.डी./ सोनीपत / 20 1-83/ 57464. -चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै . हस्तनापुर मैटल प्रा . लि . , 
जी.टी. रोड, कुण्डली , सोनीपत, के श्रमिक श्री हरी चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


- 


इसलिए, अब , मोद्यौगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 96 41-1 - श्रम -70/ 
3257 3, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं 3864 - ए. एस . प्रो . ( ई ) श्रम -70/ 13648, 
दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायलय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मालपा न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के वीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री हरी चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठोस है ? यदि नहीं, तो वह किप राहत का हकदार है ? 


. 


सं . प्रो.वि.माई.डी./सोनीपत / 201-83/57471. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज हस्तनापुर मैटल 
प्रा.लि., जी.टी. रोड , कुण्डलो, सोनीपत के श्रमिक श्री यासीन खान तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद निखिर मायने 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए, प्रब , मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641--1--0 म -70/ 3257 3, दिनांक 
6-11-1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 -ए.एस.पो.(ई ) श्रम-70/ 13648 दिनांक 8-5-70 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायलय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
संबन्धित मामला है : 


क्या श्री यासीन खान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं.मो.वि.प्राई.डी./सोनीपत / 20-83/57478. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मं ० हस्तनापुर मंटल प्रा.लि., 
जी.टी. रोड, कुण्डली, सोनीपत के श्रमिक श्री मेहर सिंह तथा उसके प्रबंधकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम -70 / 32573, दिनांक 


PASTI ! 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV. 8, 1983 ( KRTK. 17, 1905 SAKA) 


1891 


6--11-1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 38 64- ए.एस.ओ.( इ ) श्रम/ 70/ 13648, दिनांक 8-5-70 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित 
मामला है : 


- 


क्या श्री मेहर सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि./ आई.डी./ सोनीपत / 20 1-8 3/58486. कि हरियाणा के राज्यपाल , की राय है कि मैसर्ज हस्तनापुर 
लि ., जी.टी. रोड, कुण्डली, सोनीपत के अमिक श्री जीत राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रोद्योगिक विवाद है ; 


- 


मंटल प्रा . 


पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए, प्रव, मोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप -धारा (1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम -7 0/32573, 
दिनांक 6-11-1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.एस.मो.( ई) श्रम -70/ 13648, दिनांक 8-5-70 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठिस श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मीचे 
लिवा मामना न्यायनि गंय के लिए निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
उक्त विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला है : 

जीत राम की सेवाभों का समापन म्यापोषित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


क्या श्री 


दिनांक 31 अक्तूबर, 1983 


सं . प्रो.वि. एफ.डी./ 270-83/ 5765 3.- चूंकि 

--चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि म. एस.पी. इन्टर प्राईजिज , 65, 
इण्डस्ट्रीयल एरिया , एन.आई.टी. , फरिदाबाद के श्रमिक श्री मोहम्मद सकी प्रमः सापकोंके मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उन अधिनियम की धारा 7क के अधीन प्रोद्योगिक 
प्रधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रवन्धको 
के मध्य न्यानिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री मोहम्मद सफी अहमद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./ रोहतक/ 194-83/ 57660 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै • पंक्सीकम 7 बी .आई . 
ई., बहादुरगढ़, रोहतक के श्रमिक श्री विशेशवर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


एम. 


. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 96 41-1 - श्रम -70 / 32573, दिनांक 
6-11-1970 के साथ पठित्त सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.एस.पो . (ई) श्रम-70 /13648 , दिनांक 8-5-70 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला 


he 


क्या श्री विशेशवर की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


